
Regarding Muslim quota against OBC reservation

 डॉ.   निशिकान्त दुबे (गोड्डा):  सभापति महोदया,           मैं आपका ध्यान अभी कर्नाटक में मुसलमानों को कॉन्टै्रक्ट्स में
     जो चार परसेंट आरक्षण मिला है,      उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हँू        । अभी तक तो उन्हें एजुकेशन में

  रिजर्वेशन मिलता था,             कहीं नौकरी में बैक डोर से रिजर्वेशन देने की बात सामने आती थी,    लेकिन अब उन्हें
    ठेकेदारी में भी आरक्षण मिलेगा  ।

  सभापति महोदया,               मैं आपके माध्यम से इस देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हँू कि सन् 1919   में जब
      खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और सन् 1921           में उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन बंद हुआ तो कांग्रेस ने

     मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया   । सन् 1937           में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके संयुक्त
         सरकार बनाई और अलग से उनके लिए वोटर कार्ड हो,     अलग से उनका अधिकार हो,      इस आधार को बढ़ाते हुए

     इस देश का बंटवारा कर दिया              । यह फैक्ट है कि इस देश का धर्म के आधार पर सन् 1947    में बंटवारा हो गया ।
  पाकिस्तान बन गया     । आज जो सिचुएशन है,     जातिगत जनगणना के नाम पर,     मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर, 

     यही कर्नाटक में उन्होंने किया था         । ये बैक डोर से ओबीसी का रिजर्वेशन काटकर,     क्योंकि अभी जैसा तेलंगाना में
 हुआ है,                    सोरोस और जर्मनी के एक्सपर्ट के साथ मिलकर उस कमेटी में वे लोग सदस्य थे और ये उसमें ओबीसी

       में मुस्लिम को जोड़ने की बात करते हैं          । ओबीसी का अधिकार खत्म करने की बात करते हैं  । ? (व्यवधान) 

     जिस तरह से उन्होंने सन् 1921   और सन् 1937  में किया,        वही काम ये फिर से करना चाहते  हैं    । मेरा आपके
                  माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि अपोजिशन में सारी पॉलिटिकल पार्टी केवल मुसलमान वोट बैंक के

     लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहती है  । ? (व्यवधान)    ये भारत के ताने-   बाने को तहस-    नहस करना चाहते हैं  ।
 आर्टिकल 14,15,16,17  और 27               कहता है कि इस देश में रिलिजन के नाम पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन

  नहीं होना चाहिए  । ? (व्यवधान)

                     मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हँू कि आप कानून बनाइए और अपॉजिशन का ये जो वोट
  बैंक पॉलिटिक्स है,            उसे खत्म करिए और मुसलमानों को बैक डोर से एटं्री मत दीजिए  । ? (व्यवधान) 

 THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND 
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI 
ARJUN RAM MEGHWAL): Shri Nishikant Dubey ji has raised a very important and a 
serious issue. We will communicate his feelings to the Ministry concerned.

12.58 hrs 

At this stage, Shri Harish Chandra Meena, Prof. Varsha Eknath Gaikwad 

and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

    श्री तेजस्वी सूर्या (  बंगलौर दक्षिण) : मैडम,          मैं भी इस विषय से एसोसिएट करता हँू । ....(Interruptions) 



 Madam, a State should be secular in nature. But through this four per cent Muslim 
reservation, the Congress Government in Karnataka is incentivizing religious 
conversion to Islam. A secular State cannot take such measures. Not only this, the 
Central Government has banned PFI and KFD. ....(Interruptions)     पीएफआई और केएफडी

     के जो लोग बेकार बैठे हैं,               उनको इस कॉन्टै्रक्ट से काम देने के लिए कांग्रेस काम कर रही है । This should 
be rolled back. ....(Interruptions)        इसके खिलाफ कानून लेकर आना चाहिए ।

 


